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सारांश—लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 (Protection of Children from Sexual 
Offences Act, 2012) भारत में बच्चों को लैंगिक अपराधों, यौन उत्पीड़न तथा शोषण से सरुक्षा प्रदान करने के 
उद्देश्य से बनाया गया एक महत्वपरू्ण विशषे काननू है। बच्चों के विरुद्ध होने वाले अपराध उनके शारीरिक, 
मानसिक, भावनात्मक एवं सामाजिक विकास पर गंभीर प्रभाव डालत ेहैं। इस अधिनियम का मखु्य उद्देश्य बच्चों को 
सरुक्षित वातावरण प्रदान करना, अपराधियों के विरुद्ध काननूी कार्रवाई सनुिश्चित करना तथा पीड़ित बच्चों के 
अधिकारों की रक्षा करना है। 
प्रस्ततु अनसुंधान पत्र में POCSO अधिनियम के प्रमखु प्रावधानों, अपराधों के प्रकार, दंड व्यवस्था, विशषे न्यायालयों 
की भमूिका तथा पीड़ित बच्चों के संरक्षण से संबंधित काननूी प्रक्रियाओ ंका अध्ययन किया गया है। इस अनसुंधान में 
विधिक एवं वर्णनात्मक पद्धति का उपयोग करत ेहुए अधिनियम, संबंधित नियमों, न्यायिक निर्णयों तथा उपलब्ध 
आधिकारिक रिपोर्टों का अध्ययन किया गया है। 
अध्ययन से यह समझने में सहायता मिलती है कि केवल कठोर दंड का प्रावधान पर्याप्त नहीं है, बल्कि बच्चों में 
जागरूकता, समय पर शिकायत, संवेदनशील पलुिस व्यवस्था, शीघ्र न्याय तथा पीड़ितों के पनुर्वास की भी आवश्यकता 
है। इस प्रकार POCSO अधिनियम बाल अधिकारों की रक्षा तथा बाल-सरुक्षित समाज के निर्माण में महत्वपरू्ण 
भमूिका निभाता है। 
 
कंुजी शब्द—POCSO अधिनियम, 2012, बाल अधिकार, बाल संरक्षण, लैंगिक अपराध, बाल यौन शोषण, विशषे 
न्यायालय, बाल पीड़ित, न्यायिक प्रक्रिया, पीड़ित पनुर्वास, बाल न्याय एवं सरुक्षा 
______________________________________________________________________________________ 

I.​ परिचय 
बच्चे किसी भी राष्ट्र का भविष्य होत ेहैं। उनके व्यक्तित्व, शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक विकास का संरक्षण करना 
राज्य, समाज तथा परिवार का महत्वपरू्ण दायित्व है। प्रत्येक बच्चे को भय, हिसंा, शोषण और भेदभाव से मकु्त 

वातावरण में जीवन जीने का अधिकार प्राप्त है। इसके बावजदू अनेक बच्चे विभिन्न प्रकार के लैंगिक अपराधों और 

उत्पीड़न का सामना करत े हैं। ऐसे अपराधों के कारण बच्चों के शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक स्थिति, शिक्षा तथा 
सामाजिक जीवन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। 

भारत में बच्चों के विरुद्ध लैंगिक अपराधों की रोकथाम और ऐसे अपराधों से प्रभावित बच्चों को न्याय दिलाने के 

उद्देश्य से POCSO अधिनियम, 2012 लागू किया गया। यह एक विशषे काननू है, जिसमें बच्चों के विरुद्ध विभिन्न 

लैंगिक अपराधों की परिभाषा, दंड, शिकायत दर्ज करने की प्रक्रिया तथा न्यायिक कार्यवाही से संबंधित प्रावधान दिए 

गए हैं। 

इस अधिनियम के अतंर्गत 18 वर्ष से कम आय ुका प्रत्येक व्यक्ति बच्चा माना जाता है। काननू का उद्देश्य केवल 

अपराधी को दंडित करना नहीं, बल्कि अपराध की सचूना से लेकर न्यायिक प्रक्रिया तक बच्चे की गरिमा, निजता और 

सरुक्षा को बनाए रखना भी है। 
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इस अधिनियम में विशषे न्यायालयों की व्यवस्था की गई है, ताकि संबंधित मामलों का विचारण किया जा सके। साथ 

ही, बच्चों से पछूताछ और साक्ष्य दर्ज करने के दौरान उनकी आय ुतथा मानसिक स्थिति को ध्यान में रखने पर जोर 

दिया गया है। 

इस अनसुंधान का महत्व इसलिए भी है क्योंकि काननू के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए केवल काननूी प्रावधानों की 
जानकारी पर्याप्त नहीं है। समाज में जागरूकता, पलुिस एवं न्यायिक अधिकारियों का प्रशिक्षण, परिवार की 
संवेदनशीलता और पीड़ित बच्चों को आवश्यक सहायता उपलब्ध कराना भी उतना ही महत्वपरू्ण है। 

II.​ अनसुंधान के उद्देश्य 
प्रस्ततु अनसुंधान के प्रमखु उद्देश्य निम्नलिखित हैं: 

1.​ POCSO अधिनियम, 2012 की प्रकृति, उद्देश्य एवं महत्व का अध्ययन करना। 

2.​ बच्चों के विरुद्ध होने वाले लैंगिक अपराधों से संबंधित प्रमखु काननूी प्रावधानों का विश्लेषण करना। 

3.​ अधिनियम के अतंर्गत निर्धारित दंड व्यवस्था का अध्ययन करना। 

4.​ विशषे न्यायालयों की भमूिका तथा मामलों के विचारण की प्रक्रिया को समझना। 

5.​ पीड़ित बच्चों के अधिकारों, गरिमा और निजता की सरुक्षा का परीक्षण करना। 

6.​ अपराधों की रिपोर्टिंग और काननू के क्रियान्वयन में आने वाली व्यावहारिक समस्याओ ंका अध्ययन करना। 

7.​ बच्चों के संरक्षण के लिए पलुिस, न्यायपालिका, परिवार और समाज की भमूिका का विश्लेषण करना। 

8.​ अधिनियम के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए उपयकु्त सझुाव प्रस्ततु करना। 

अनसुंधान का दायरा: यह अध्ययन मखु्य रूप से भारत में लागू POCSO अधिनियम, 2012, उससे संबंधित नियमों, 
बाल अधिकारों तथा न्यायिक प्रक्रिया तक सीमित है। इसमें काननू के सामाजिक प्रभाव और क्रियान्वयन से जडु़ी 
चनुौतियों पर भी विचार किया गया है। 

III.​ परिकल्पना 
इस अनसुंधान की मखु्य परिकल्पना यह है कि POCSO अधिनियम, 2012 बच्चों को लैंगिक अपराधों से सरुक्षा प्रदान 

करने के लिए एक महत्वपरू्ण काननूी व्यवस्था है, लेकिन इसकी प्रभावशीलता काननू के प्रावधानों के साथ-साथ उनके 

वास्तविक क्रियान्वयन पर निर्भर करती है। 

अनसुंधान की सहायक परिकल्पनाएँ निम्नलिखित हैं: 

1.​ बच्चों और अभिभावकों में काननूी जागरूकता बढ़ने से अपराधों की सचूना देने की प्रक्रिया में सधुार हो सकता 
है। 

2.​ पलुिस एवं न्यायिक अधिकारियों को बाल-संवेदनशील प्रशिक्षण प्रदान करने से पीड़ित बच्चों को न्यायिक 

प्रक्रिया के दौरान होने वाली परेशानी कम हो सकती है। 

3.​ विशषे न्यायालयों में समयबद्ध सनुवाई से न्याय मिलने में होने वाली देरी कम करने में सहायता मिल सकती 
है। 
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4.​ पीड़ित बच्चों को मनोवजै्ञानिक सहायता, काननूी सहायता और पनुर्वास उपलब्ध कराने से उनके पनुर्स्थापन में 
मदद मिल सकती है। 

5.​ काननू के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए सरकारी संस्थाओ,ं विद्यालयों, परिवारों और सामाजिक संगठनों के बीच 

समन्वय आवश्यक है। 

IV.​ साहित्य समीक्षा 
साहित्य समीक्षा किसी भी अनसुंधान का महत्वपरू्ण भाग है। इसके माध्यम से विषय से संबंधित पहले से उपलब्ध 

काननूों, रिपोर्टों, शोध-पत्रों और न्यायिक निर्णयों का अध्ययन किया जाता है। 

4.1 POCSO अधिनियम, 2012 का अध्ययन 

POCSO अधिनियम, 2012 इस विषय का प्रमखु प्राथमिक विधिक स्रोत है। इसमें लैंगिक अपराधों की विभिन्न शे्रणियाँ, 
दंड, अपराध की सचूना देने, बच्चों के बयान दर्ज करने और विशषे न्यायालयों से संबंधित प्रावधान शामिल हैं। 
अधिनियम का अध्ययन यह समझने में सहायता करता है कि काननू बच्चों के संरक्षण के लिए किस प्रकार की 
व्यवस्था प्रदान करता है। 

4.2 POCSO नियम, 2020 का अध्ययन 

POCSO नियम, 2020 अधिनियम के क्रियान्वयन से संबंधित महत्वपरू्ण प्रक्रियाओ ंऔर सहायता व्यवस्थाओ ंको 
समझने में उपयोगी हैं। बच्चों की देखभाल, सहायता, पनुर्वास तथा संबंधित अधिकारियों की जिम्मेदारियों का 
अध्ययन इस संदर्भ में किया जा सकता है। 

4.3 राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यरूो (NCRB) की रिपोर्टें 
राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यरूो की Crime in India रिपोर्टों में बच्चों के विरुद्ध अपराधों से संबंधित आकँड़ ेउपलब्ध होत े

हैं। इन रिपोर्टों का उपयोग अपराधों के पंजीकरण, विभिन्न राज्यों की स्थिति तथा समय के साथ दर्ज मामलों में होने 

वाले परिवर्तनों का अध्ययन करने के लिए किया जा सकता है। हालांकि, दर्ज मामलों की संख्या को वास्तविक अपराधों 
की कुल संख्या नहीं माना जा सकता, क्योंकि सभी घटनाएँ रिपोर्ट नहीं होतीं। 

4.4 भारत के सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय 

न्यायिक निर्णय POCSO अधिनियम की व्याख्या और उसके व्यावहारिक अनपु्रयोग को समझने में महत्वपरू्ण हैं। 
उदाहरण के लिए, Attorney General for India v. Satish (2021) मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया कि 

POCSO अधिनियम की धारा 7 के अतंर्गत लैंगिक हमले का निर्धारण केवल त्वचा से त्वचा के संपर्क  की शर्त पर निर्भर 

नहीं करता। यह निर्णय बाल संरक्षण काननू की व्याख्या के संदर्भ में महत्वपरू्ण है। 

4.5 बाल अधिकारों से संबंधित अतंरराष्ट्रीय दस्तावेज 

संयकु्त राष्ट्र बाल अधिकार अभिसमय (United Nations Convention on the Rights of the Child, 1989) बच्चों की 
सरुक्षा, विकास, भागीदारी और सर्वोत्तम हित के सिद्धांतों पर जोर देता है। यह दस्तावेज भारत में बाल संरक्षण से 

संबंधित काननूों और नीतियों के अध्ययन के लिए एक महत्वपरू्ण अतंरराष्ट्रीय संदर्भ प्रदान करता है। 
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4.6 समीक्षा का निष्कर्ष 
उपलब्ध विधिक स्रोतों और रिपोर्टों से यह स्पष्ट होता है कि बाल संरक्षण के लिए काननूी व्यवस्था के साथ प्रभावी 
संस्थागत सहयोग, सामाजिक जागरूकता और पीड़ित-कें द्रित न्यायिक प्रक्रिया आवश्यक है। इस अनसुंधान में इन 

सभी पहलओु ंका संयकु्त अध्ययन किया गया है। 

V.​ विश्लेषण 
POCSO अधिनियम का विश्लेषण इसके प्रमखु काननूी प्रावधानों, दंड व्यवस्था, न्यायिक प्रक्रिया और क्रियान्वयन की 
चनुौतियों के आधार पर किया जा सकता है। 

5.1 अधिनियम की प्रमखु धाराएँ 

धारा विषय 

धारा 3 एवं 4 प्रवेशात्मक लैंगिक हमला तथा उसका दंड 

धारा 5 एवं 6 गंभीर परिस्थितियों में प्रवेशात्मक लैंगिक हमला तथा उसका दंड 

धारा 7 एवं 8 लैंगिक हमला तथा उसका दंड 

धारा 9 एवं 10 गंभीर परिस्थितियों में लैंगिक हमला तथा उसका दंड 

धारा 11 एवं 12 लैंगिक उत्पीड़न तथा उसका दंड 

धारा 13 से 15 बच्चे का अश्लील उद्देश्यों के लिए उपयोग तथा बाल अश्लील सामग्री से 
संबंधित कुछ अपराध 

धारा 19 अपराध की सचूना देने का प्रावधान 

धारा 24 से 27 बच्चे का बयान दर्ज करने तथा चिकित्सकीय परीक्षण से संबंधित प्रावधान 

धारा 28 विशषे न्यायालयों का गठन 

धारा 29 एवं 30 कुछ अपराधों के संबंध में उपधारणा तथा दोषपरू्ण मानसिक स्थिति की 
उपधारणा 

धारा 33 से 38 विशषे न्यायालय की प्रक्रिया और बच्चे की सरुक्षा से संबंधित प्रावधान 

 

5.2 बच्चों के अधिकार एवं सरुक्षा 
POCSO अधिनियम के अतंर्गत न्यायिक प्रक्रिया में बच्चे की पहचान और गरिमा की सरुक्षा महत्वपरू्ण है। बच्चे से 

पछूताछ करत ेसमय संवेदनशीलता बनाए रखना आवश्यक है। बच्चे को अनावश्यक रूप से बार-बार घटना का विवरण 

देने के लिए मजबरू करना उसके मानसिक स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकता है। 

इसलिए जाँच और विचारण के दौरान बाल-संवेदनशील दृष्टिकोण अपनाना आवश्यक है। बच्चे की निजता का उल्लंघन 

करने वाली जानकारी सार्वजनिक करना भी गंभीर काननूी और नतैिक प्रश्न उत्पन्न करता है। 
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5.3 अनिवार्य रिपोर्टिंग 

अधिनियम की धारा 19 के अतंर्गत निर्धारित परिस्थितियों में अपराध की जानकारी विशषे किशोर पलुिस इकाई या 
स्थानीय पलुिस को देने का प्रावधान है। इसका उद्देश्य यह सनुिश्चित करना है कि बच्चों के विरुद्ध होने वाले अपराधों 
की जानकारी संबंधित अधिकारियों तक पहँुचे और आवश्यक कार्रवाई की जा सके। 

हालाँकि, रिपोर्टिंग के दौरान बच्चे की सरुक्षा, गोपनीयता तथा संभावित प्रतिशोध से बचाव पर भी ध्यान दिया जाना 
चाहिए। 

5.4 विशषे न्यायालयों की भमूिका 
POCSO अधिनियम की धारा 28 के अतंर्गत विशषे न्यायालयों का प्रावधान है। इन न्यायालयों का उद्देश्य संबंधित 

मामलों का विचारण करना और बच्चे के अनकूुल न्यायिक प्रक्रिया को बढ़ावा देना है। 

न्यायिक प्रक्रिया में देरी, साक्ष्य एकत्र करने में कठिनाइयाँ, विशषेज्ञों की कमी और संस्थागत संसाधनों की सीमाएँ ऐसी 
चनुौतियाँ हैं, जो विशषे न्यायालयों के प्रभावी संचालन को प्रभावित कर सकती हैं। 

5.5 काननू के क्रियान्वयन में चनुौतियाँ 
POCSO अधिनियम के क्रियान्वयन में निम्नलिखित समस्याओ ंका अध्ययन महत्वपरू्ण है: 

1.​ बच्चों तथा अभिभावकों में काननू के प्रति जागरूकता की कमी। 

2.​ सामाजिक दबाव और बदनामी के भय से शिकायत दर्ज कराने में संकोच। 

3.​ जाँच और न्यायिक प्रक्रिया में होने वाली देरी। 

4.​ पीड़ित बच्चों को पर्याप्त मनोवजै्ञानिक सहायता न मिलना। 

5.​ ग्रामीण और दरूस्थ क्षेत्रों में विशषेज्ञ सेवाओ ंकी सीमित उपलब्धता। 

6.​ पीड़ित तथा उसके परिवार को काननूी प्रक्रिया की पर्याप्त जानकारी न मिलना। 

5.6 न्यायिक निर्णय का महत्व 

Attorney General for India v. Satish, (2021) 1 SCC 1 में सर्वोच्च न्यायालय ने POCSO अधिनियम की धारा 7 की 
व्याख्या करत े हुए कहा कि लैंगिक हमले के लिए त्वचा से त्वचा का संपर्क  आवश्यक मानना काननू के उद्देश्य के 

विपरीत होगा। 

इस निर्णय का महत्व इसलिए है क्योंकि यह दर्शाता है कि बाल संरक्षण काननूों की व्याख्या करत ेसमय उनके उद्देश्य 

और बच्चों की सरुक्षा को ध्यान में रखना आवश्यक है। 

विश्लेषण का समग्र निष्कर्ष: POCSO अधिनियम एक महत्वपरू्ण काननूी सरुक्षा प्रदान करता है, लेकिन प्रभावी 
परिणामों के लिए त्वरित जाँच, संवेदनशील न्यायिक प्रक्रिया, प्रशिक्षित अधिकारी, उचित पनुर्वास और सामाजिक 

जागरूकता का समन्वय आवश्यक है। 

5.7 विश्लेषण का समग्र निष्कर्ष 
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POCSO अधिनियम एक महत्वपरू्ण काननूी सरुक्षा प्रदान करता है, लेकिन प्रभावी परिणामों के लिए त्वरित जाँच, 

संवेदनशील न्यायिक प्रक्रिया, प्रशिक्षित अधिकारी, उचित पनुर्वास और सामाजिक जागरूकता का समन्वय आवश्यक 

है। 

VI.​ सझुाव 
POCSO अधिनियम को अधिक प्रभावी बनाने के लिए निम्नलिखित सझुाव प्रस्ततु किए जा सकत ेहैं: 

1.​ काननूी जागरूकता: विद्यालयों, महाविद्यालयों और समदुायों में बच्चों की सरुक्षा तथा उनके काननूी 
अधिकारों के संबंध में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जाने चाहिए। 

2.​ प्रशिक्षण: पलुिस अधिकारियों, चिकित्सकों, अभियोजकों और न्यायिक कर्मचारियों को बाल-संवेदनशील 

व्यवहार तथा संबंधित काननूी प्रक्रियाओ ंका नियमित प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए। 

3.​ समयबद्ध जाँच: मामलों की जाँच और न्यायिक कार्यवाही में अनावश्यक देरी को कम करने के लिए पर्याप्त 

कर्मचारी और संसाधन उपलब्ध कराए जाने चाहिए। 

4.​ मनोवजै्ञानिक सहायता: पीड़ित बच्चों को आवश्यकतानसुार प्रशिक्षित परामर्शदाता और मानसिक स्वास्थ्य 

विशषेज्ञों की सहायता उपलब्ध कराई जानी चाहिए। 

5.​ गोपनीयता की रक्षा: बच्चों की पहचान, व्यक्तिगत जानकारी और सम्मान की रक्षा के लिए काननूी प्रावधानों 
का सख्ती से पालन किया जाना चाहिए। 

6.​ परिवार को सहायता: पीड़ित बच्चे के परिवार को काननूी सहायता, परामर्श और उपलब्ध सरकारी सहायता 
योजनाओ ंकी जानकारी दी जानी चाहिए। 

7.​ ग्रामीण क्षेत्रों में सेवाएँ: ग्रामीण और दरूस्थ क्षेत्रों में बाल संरक्षण सेवाओ,ं काननूी सहायता तथा शिकायत दर्ज 
करने की सवुिधाओ ंको सलुभ बनाया जाना चाहिए। 

8.​ संस्थागत समन्वय: पलुिस, विशषे किशोर पलुिस इकाई, बाल कल्याण समिति, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण 

तथा अन्य संबंधित संस्थाओ ंके बीच बेहतर समन्वय स्थापित किया जाना चाहिए। 

9.​ डटेा आधारित समीक्षा: सरकारी आकँड़ों और आधिकारिक रिपोर्टों का नियमित विश्लेषण करके काननू के 

क्रियान्वयन में मौजदू कमियों की पहचान की जानी चाहिए। 

10.​पनुर्वास पर ध्यान: बच्चों की शिक्षा, सामाजिक पनुर्स्थापन और दीर्घकालीन कल्याण के लिए उपयकु्त 

सहायता सनुिश्चित की जानी चाहिए। 

VII.​ निष्कर्ष 
POCSO अधिनियम, 2012 भारत में बच्चों को लैंगिक अपराधों से सरुक्षा प्रदान करने वाला एक महत्वपरू्ण 

विशषे काननू है। इस अधिनियम के माध्यम से विभिन्न लैंगिक अपराधों को परिभाषित किया गया है, उनके लिए दंड 

निर्धारित किए गए हैं तथा पीड़ित बच्चों की सरुक्षा और न्यायिक प्रक्रिया को अधिक संवेदनशील बनाने के लिए प्रावधान 

किए गए हैं। 
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इस अनसुंधान से यह निष्कर्ष निकलता है कि बाल संरक्षण के लिए केवल काननू का अस्तित्व पर्याप्त नहीं है। काननू 

की सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि उसका क्रियान्वयन कितनी प्रभावशीलता से किया जाता है। अपराध की 
सचूना दर्ज करने से लेकर जाँच, न्यायिक विचारण और पनुर्वास तक प्रत्येक चरण में बच्चे के सर्वोत्तम हित को 
प्राथमिकता दी जानी चाहिए। 

साथ ही, बच्चों और अभिभावकों को उनके अधिकारों के बारे में जानकारी देना, संबंधित अधिकारियों को प्रशिक्षित 

करना, न्यायिक प्रक्रिया में होने वाली देरी को कम करना तथा पीड़ितों को मनोवजै्ञानिक और काननूी सहायता प्रदान 

करना आवश्यक है। 

POCSO अधिनियम की प्रभावशीलता काननू, प्रशासन, न्यायपालिका, परिवार और समाज के संयकु्त प्रयासों पर निर्भर 

करती है। यदि इन सभी स्तरों पर समन्वित प्रयास किए जाएँ, तो बच्चों के लिए अधिक सरुक्षित वातावरण बनाया जा 
सकता है तथा उनके अधिकारों और गरिमा की बेहतर रक्षा की जा सकती है।साथ ही, बच्चों और अभिभावकों को उनके 

अधिकारों के बारे में जानकारी देना, संबंधित अधिकारियों को प्रशिक्षित करना, न्यायिक प्रक्रिया में होने वाली देरी को 
कम करना तथा पीड़ितों को मनोवजै्ञानिक और काननूी सहायता प्रदान करना आवश्यक है। 

POCSO अधिनियम की प्रभावशीलता काननू, प्रशासन, न्यायपालिका, परिवार और समाज के संयकु्त प्रयासों पर निर्भर 

करती है। यदि इन सभी स्तरों पर समन्वित प्रयास किए जाएँ, तो बच्चों के लिए अधिक सरुक्षित वातावरण बनाया जा 
सकता है तथा उनके अधिकारों और गरिमा की बेहतर रक्षा की जा सकती है। 

VIII.​ आभार 
मैं, ममता मकुाती, अपने शोध-प्रबंध “POCSO (पॉक्सो) अधिनियम, 2012 — लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण 

अधिनियम, 2012” के सफल संपादन हेत ुअपनी मार्गदर्शक श्रीमती रोशनी पाण्डये, सहायक प्राध्यापक, विधि संकाय, 

SAGE University का हृदय से आभार व्यक्त करती हँू, जिनके मार्गदर्शन और सहयोग ने इस अध्ययन को संभव 

बनाया। 

मैं अपने विभाग के सभी प्राध्यापकों, विश्वविद्यालय और परिवार के प्रति भी धन्यवाद ज्ञापित करती हँू, जिनके 

सहयोग, समर्थन और पे्ररणा ने मझु ेइस शोध-कार्य को परू्ण करने में सहायता प्रदान की। 

SAGE University में LL.M. सेमेस्टर 3 के अतंर्गत यह शोध-कार्य प्रस्ततु किया गया। 

संदर्भ सचूी 
अनसुंधान पत्र तयैार करत ेसमय निम्नलिखित प्राथमिक एवं द्वितीयक स्रोतों का उपयोग किया जा सकता है: 

[1]​भारत सरकार। लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 (Protection of Children from 
Sexual Offences Act, 2012)। भारत का राजपत्र। 

[2]​भारत सरकार। लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण नियम, 2020 (Protection of Children from Sexual 
Offences Rules, 2020)। 

[3]​भारत का सर्वोच्च न्यायालय। Attorney General for India v. Satish, (2021) 1 SCC 1। 
[4]​राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यरूो (NCRB)। Crime in India की संबंधित वार्षिक रिपोर्टें। भारत सरकार, गहृ 

मंत्रालय। 
[5]​संयकु्त राष्ट्र। Convention on the Rights of the Child, 1989। 
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[6]​भारत सरकार। किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015। 
[7]​राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (NALSA)। बच्चों एवं पीड़ितों को विधिक सहायता प्रदान करने से संबंधित 

उपलब्ध आधिकारिक सामग्री। 
[8]​महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, भारत सरकार। बाल संरक्षण तथा बच्चों के कल्याण से संबंधित आधिकारिक 

प्रकाशन एवं दिशा-निर्देश। 
[9]​POCSO अधिनियम तथा बाल संरक्षण से संबंधित विषयों पर प्रकाशित प्रासंगिक विधिक शोध-पत्र, पसु्तकें  

और न्यायिक निर्णय। 
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